
 an>

 Title:  h  Need  for  issuance  of  No  Objection  Certificate  from  Neyveli  Lignite

 Corporation  regarding  transfer  of  lignite  mines  which  were  allotted  to

 them  by  Gujarat  Government.

 श्रीमती  जय शी बेन पटेल  (मेहसाणा)  :  महोदया,  जुलाई  2006  में  गुजरात  सरकार  ने  मैसर्स  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  (एलएलसी)  के  साथ  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  थे।  यह

 समझौता  ज्ञापल  दक्षिणी  गुजरात  में  लिग्नाइट  आधारित  1500  मेगावाट  की  विद्युत  परियोजना  के  बारे  में  था|  गुजरात  में  बिजली  उत्पादन  के  लिए  कोयला  पूर्वी  राज्यों  से  आता  है।  यह  कोयला  बुत
 महंगा  पड़ता  हैं  और  इस  कारण  बिजली  का  उत्पादन  बुत  महंगा  पड़ता  है  जब  गुजरात  सरकार  ने  एलएलसी  के  साथ  विद्युत  उत्पादन  के  भत  में  संयुक्त  उद्यम  लगाने  संबंधी  समझौता  ज्ञापन  पर
 हस्ताक्षर  किए  थे  तब  यह  सोचा  था  कि  इससे  उत्पादित  होने  वाली  बिजली  में  गुजरात  सरकार  का  हिस्सा  अधिक  से  अधिक  यानी  90  पुनीत  तक  won  चूंकि  इस  परियोजना  में  विद्युत  उत्पादन  के
 लिए  लिग्नाइट  भंडारों  का  पूयोग  गुजरात  राज्य  से  ही  किया  जाता  था,  इसलिए  गुजरात  सरकार  को  यह  भरोसा  था  कि  वह  राज्य  में  सस्ती  दरों  पर  या  कम  दरों  पर  लोगों  को  बिजली  उपलब्ध  करा
 uel,  लेकिन  इस  बारे  में  गुजरात  सरकार  और  भारत  सरकार  के  विद्युत  मंत्रालय  के  बीच  कतिपय  सैद्धांतिक  मतभेद  थे  जैसा  कि  ऊपर  फहा  गया  हैं  कि  इस  परियोजना  में  लिग्नाइट  का  सुयोग
 गुजरात  सरकार  के  लिग्लाइट  भंडारों  से  होला  था|  गुजरात  सरकार  ने  सोचा  कि  इस  परियोजना  को  एलएलसी  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  चलाने  के  बजाय  इसे  राज्य  सरकार  के  सरकारी  उप कुम
 जीआईपीसीएल के  माध्यम  से  चलाया  जाए।  सरकारी  परियोजना  ढोने  से  लोगों  को  सस्ती  ठर  पर  बिजली  उपलब्ध  कराने  में  सहूलियत  रहेगी|  इस  परियोजना  को  जी आईपीसीएल  के  माध्यम  से  चलाने  में
 एक  कानूनी  अख़्तर  यह  हैं  कि  एनएससी  इस  बारे  में  एक  एनओसी  जारी  करे  कि  उसे  जो  लिग्नाइट  के  भंडार  आवंटित  किए  गए  हैं,  उन्हें  जुजटा  की  राज्य  सरकार  को  अथवा  उसके  किसी  सरकारी
 उप कुम  को  अथवा  जीआईपीसीएल  को  हस्तांतरित  करने  में  उसे  कोई  आपत्ति  नहीं  हैं।  इस  संबंध  में  गुजरात  सरकार  द्वारा  फंद  सरकार  के  माध्यम  से  एलएलसी  के  साथ  कई  बार  पतषावा  भी  किया  गया
 है।  केंद्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  हैं  कि  वह  इस  दिशा  में  अविलम्ब  ORas  करे  तथा  एनएससी  की  ओर  से  आवश्यक  एनओसी  जारी  करवा  दे  ताकि  इस  परियोजना  के  काम  को  आगे  बढ़ाया  जा  सके,


